भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 35
(जिसका उत्तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई
 35.
श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में तत्काल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) और (ख): वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान धोखाधड़ी के मामलों (ऐसे मामले, जिनमें 1 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्‍त थी) की संख्‍या तथा इनमें संलिप्‍त बैंक अधिकारियों पर की गई कार्रवाई के संबंध में आरबीआई द्वारा उपलब्‍ध कराए गए आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं। 
(ग) और (घ): घूसखोरी के अपराध के निरूपण तथा कवरेज की कुछेक खामियों को दूर करने के लिए भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने हेतु भ्रष्‍टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 को राज्‍य सभा में दिनांक 19.08.2013 को पुर:स्‍थापित किया गया था ताकि इसे विद्यमान अंतर्राष्‍ट्रीय पद्धति के अनुरूप बनाया जा सके तथा भ्रष्‍टाचार के विरुद्ध संयुक्‍त राष्‍ट्र समझौता (यूएनसीएसी) के अंतर्गत देश की प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। इस विधेयक पर कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्‍याय से संबंधित विभागीय संसदीय स्‍थायी समिति द्वारा अपने 69वें प्रतिवेदन तथा भारतीय विधि आयोग के द्वारा अपने 254वें प्रतिवेदन में विचार किया गया। इसे राज्‍य सभा की प्रवर समिति को अग्रेषित किया गया, जिन्‍होंने दिनांक 12.08.2016 को अपनी रिपोर्ट राज्‍य सभा में प्रस्‍तुत कर दी थी। राज्‍य सभा के विचारार्थ संशोधन विधेयक प्रस्‍तुत किए जाने से पूर्व प्रवर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र, 2018 के दौरान दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया और भ्रष्‍टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अधिसूचित किया गया तथा इसे दिनांक 26.07.2018 से लागू किया गया। संशोधित कानून की मुख्‍य विशेषताएं निम्‍नानुसार हैं:
(i) इसमें घूसखोरी की व्‍यापक परिभाषा में अनुचित लाभ प्राप्‍त करने अथवा उपलब्‍ध कराने के विविध शब्‍दों को शामिल किया गया है, जिनमें आर्थिक तथा मौद्रिक स्‍वरूप के अलावा परितोषण को शामिल है।
(ii) घूस देने के कार्य को आपराधिक बनाया गया है तथा लोगों के साथ-साथ कारपोरेट संस्‍थाओं के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने पर प्रभावी रोक लगाई गई है।
(iii) भ्रष्‍टाचार के प्रसार को रोकने के लिए किसी वाणिज्यिक संस्‍था से सम्‍बद्ध व्‍यक्ति के द्वारा लोक सेवक को प्रलोभन दिए जाने को वाणिज्यिक संस्‍था का आपराधिक कृत्‍य मानना, इसके अलावा, वैसे मामले, जिनमें वरिष्‍ठ प्रबंधन की मिली-भगत और सहमति से किए जाने वाले भ्रष्‍ट कार्यकलाप शामिल हों, के मामले में वरिष्‍ठ प्रबंधन को प्रतिनिधिक दायित्‍व ठहराना।
(iv) बलपूर्वक तथा अवपीड़क घूसखोरी के बीच स्‍पष्‍ट अंतर को दर्शाया गया है।
(v) आपराधिक आचरण के अपराध में आपराधिक मन:स्थिति को शामिल करना ताकि लोक सेवक के उचित कार्य को केवल ऐसे ईमानदार और उचित कार्रवाई के कारण अपराध न माना जाए।
(vi) आदतन चूककर्ताओं, चाहे वह घूस देने वाला हो या घूस लेने वाला हो, के लिए गंभीर दण्‍ड की व्‍यवस्‍था।
(vii) भ्रष्‍टाचार से अर्जित संपत्ति की कुर्की के लिए स्‍पष्‍ट और कठोर उपबंध किए गए हैं। 
*****
अनुबंध
वर्ष 2015-17 के दौरान धोखाधड़ी (ऐसे मामले, जिनमें 1 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि अंतर्ग्रस्‍त हो) की संख्‍या तथा इनमें संलिप्‍त बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध आरंभ की गई/की गई स्‍टाफ पक्ष कार्रवाई की संख्‍या के संबंध में बैंक-वार आंकड़े
	बैंक का नाम
	की गई स्‍टाफ कार्रवाई की संख्‍या
	की गई स्‍टाफ कार्रवाई की कुल संख्‍या

	
	2015
	2016
	2017
	

	इलाहाबाद बैंक
	74
	116
	121
	311

	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प.
	1
	1
	11
	13

	आंध्रा बैंक
	115
	124
	77
	316

	एक्सिस बैंक लिमिटेड
	141
	160
	306
	607

	बंधन बैंक लिमिटेड
	 
	41
	98
	139

	बैंक ऑफ बड़ौदा
	312
	225
	137
	674

	बैंक ऑफ इंडिया
	11
	8
	14
	33

	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	30
	22
	56
	108

	केनरा बैंक
	111
	291
	216
	618

	कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड
	32
	36
	36
	104

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	322
	274
	132
	728

	सिटीबैंक एनए
	 
	2
	 
	2

	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
	11
	1
	6
	18

	कार्पोरेशन बैंक
	243
	124
	148
	515

	डीबीएस बैंक लिमिटेड
	1
	 
	 
	1

	डीसीबी बैंक लिमिटेड
	 
	 
	1
	1

	देना बैंक
	70
	81
	95
	246

	दोहा बैंक क्यूएससी
	 
	1
	 
	1

	इक्विटास इस्‍माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	 
	1
	14
	15

	एक्‍सपोर्ट इम्‍पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया
	 
	2
	 
	2

	फेडरल बैंक लिमिटेड
	34
	67
	3
	104

	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
	2
	11
	1
	14

	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्प. लिमिटेड
	 
	 
	2
	2

	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
	732
	625
	879
	2236

	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	83
	82
	3
	168

	इंडियन बैंक
	209
	135
	105
	449

	इंडियन ओवरसीज बैंक
	284
	41
	18
	343

	इंडस्‍इंड बैंक लिमिटेड
	8
	17
	11
	36

	आईएनजी वैश्‍य बैंक लिमिटेड
	11
	 
	 
	11

	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
	18
	16
	61
	95

	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
	24
	35
	11
	70

	करूरवैश्‍य बैंक लिमिटेड
	4
	6
	3
	13

	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
	3
	13
	61
	77

	कृष्णा भीमसमृद्धि लैब लिमिटेड
	 
	 
	1
	1

	लक्ष्मी विलास  बैंक लिमिटेड
	29
	16
	47
	92

	नैनीताल बैंक लिमिटेड
	4
	 
	6
	10

	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	196
	80
	12
	288

	पंजाब एंड सिंध बैंक
	40
	12
	34
	86

	पंजाब नैशनल बैंक
	420
	331
	376
	1127

	आरबीएल बैंक लिमिटेड
	 
	5
	 
	5

	एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड
	 
	 
	1
	1

	स्‍मॉल इंडस्ट्रियल डीईवी. बैंक ऑफ इंडिया
	7
	4
	 
	11

	साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
	27
	20
	19
	66

	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
	5
	 
	1
	6

	स्‍टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
	99
	67
	6
	172

	स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
	36
	44
	12
	92

	भारतीय स्टेट बैंक
	698
	338
	251
	1287

	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 
	1
	9
	 
	10

	स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला
	75
	75
	3
	153

	स्टेट बैंक त्रावणकोर
	42
	72
	2
	116

	सुभद्रा लोकन एरिया बैंक लिमिटेड
	 
	 
	1
	1

	सिंडिकेट बैंक
	599
	219
	76
	894

	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
	20
	26
	12
	58

	दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
	14
	26
	1
	41

	दि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड
	 
	1
	 
	1

	यूको बैंक
	152
	321
	82
	555

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	181
	66
	30
	277

	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	219
	67
	96
	382

	विजया बैंक
	12
	2
	5
	19

	यस बैंक लिमिटेड
	23
	1
	104
	128

	कुल योग
	5785
	4360
	3804
	13949


स्रोत: आरबीआई
